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वि�स्फोटक पदाथ8  अधि!विनयम, 1908 -  !ारा  3,4,5,6  और  7 -  अपीलाथ;  -  अभि=यकु्त
वि�स्फोटक/ज्�लंतशील पदाथA का व्यापार करता था - उसकी दकुान में आग लग गई जिजसके कारण
14 व्यविक्तयों की मृत्यु हो गई तथा कई अन्य घायल हो गये  - सेशन न्याया!ीश द्वारा अपीलाथ; को
उक्त अधि!विनयम के आरोपों से उन्मुक्त कर विदया गया था क्योविक उसे अभि=योजिजत विकये जाने हेतु
अभि=योजन स्�ीकृधित नहीं थी - जिजला मजिजस्ट्र्र ेट द्वारा बाद में मंजूरी जारी की गई, लेविकन उस आ!ार
पर अभि=योजन पक्ष द्वारा अधि!विनयम के तहत अपीलाथ; के खि�लाफ आरोप तय करने के आ�ेदन को
सेशन न्याया!ीश द्वारा �ारिरज कर विदया गया - अपीलाथ; ने जिजला मजिजस्ट्र्र ेट द्वारा जारी की गई नई
मंज़ूरी के साथ !ारा 311 दण्ड प्रविVया संविहता के अंतग8त आ�ेदन प्रस्तुत विकया - सेशन न्याया!ीश के
आदेश विदनांक 16.11.2010 द्वारा आ�ेदन अंतग8त !ारा 311 दण्ड प्रविVया सहिंहता स्�ीकार विकया गया
तथा अपीलाथ; के वि�रूद्ध अधि!विनयम के तहत अपरा! के खिलये वि�चारण विकये जाने का विनदZश विदया गया
- उच्च न्यायालय द्वारा आदेश को सही ठहराया गया - अभि=यकु्त अपीलाथ; का अभि=�ाक - विक !ारा
311  दण्ड प्रविVया संविहता के अंतग8त आदेश पारिरत करके सेशन न्याया!ीश ने उसे तीन साल की
अ�धि! के बाद वि�स्फोटक पदाथ8  अधि!विनयम के अंतग8त अपरा! के खिलए वि�चारण की अवि]परीक्षा के
अ!ीन कर विदया, जिजसके परिरणामस्�रूप न्याय वि�फल हुआ है - अभि=विन!ा8रिरतः इस प्रकरण में अपरा!
गं=ीर था और सक्षम प्राधि!कारी द्वारा विकसी =ी स्तर पर मंजूरी देने से इकंार नहीं विकया गया था  -
अपीलाथ; का ऐसंा कोई मामला नहीं है विक मंजूरी विकसी अक्षम प्राधि!कारी द्वारा दी गई हो  -  यद्पिcप
अपीलाथ; के वि�रूद्ध उक्त अधि!विनयम के अंतग8त तीन साल पश्चात काय8�ाही शुरू करने की मांग की गई
है लेविकन,  मामले की तथ्य यह है विक जहां अपीलाथी की दकुान में वि�स्फोट के कारण  14  विनदAश
व्यविक्तयों की जान चली गई और कई लोग गं=ीर रूप से घायल हो गये थे,  और �हां तीन साल की
अ�धि! को वि�लंब नहीं कहा जा सकता - न्यायालय का यह =ी कर्त्त8व्य है विक अपराधि!यों का वि�चारण
विकया जाये ए�ं यविद उनके वि�रूद्ध अपरा! साविबत होता है तो उन्हें दोषजिसद्ध =ी विकया जाये - यह नहीं
कहा जा सकता है विक तीन �ष8 व्यतीत हो जाने से अभि=यकु्त पर कोई प्रधितकूल प्र=ा� पड़ा है - प्रकरण
का सचंालन वि�धि! के अनुसार विकया जायेगा ए�ं अपीलाथ; को स्�यं को विनदAष साविबत करने हेतु पया8प्त
अ�सर विदया जायेगा  -  इसके अधितरिरक्त,  पीविड़त के अधि!कार =ी उतने ही महत्�पूण8  हैं  -  वि�चारण
न्यायालय उक्त अधि!विनयम की !ारा  3,4,5  ए�ं  6  के अंतग8त अपीलाथ; के वि�रूद्ध आरोप वि�रधिचत
करगेी तथा वि�चारण हेतु अग्रसर होगी - आपराधि!क वि�चारण ।

वि�स्फोटक पदाथ8  अधि!विनयम,  1908 -  !ारा  7  -  अभि=यकु्त  को  अभि=योजिजत करने  हेतु
सम्मधित/मंजूरी  -  मौजूदा मामले में  ऐसी सम्मधित/मंजूरी प्राप्त करने में  अभि=योजन पक्ष का उदासीन
दृविpकोण - पदा�नत ।

अभि=यकु्त/अपीलाथ; वि�स्फोटक/ज्�लंतशील पदाथA का व्यापार करता था । उसकी दकुान में
आग लग गई जिजसके कारण 14 व्यविक्तयों की मृत्यु हो गई तथा कई अन्य घायल हो गये । वि�स्फोटक
पदाथ8  अधि!विनयम  1908  की !ारा  3,4,5  ए�ं  6  साथ ही =ारतीय दण्ड संविहता के अंतग8त वि�भि=न्न



अपरा!ों के तहत प्रथम सचूना प्रधित�ेदन दज8 की गई थी । सेशन न्याया!ीश द्वारा अपीलाथ; के वि�रूद्ध
=ारतीय दण्ड सहिंहता के अंत8गत अपरा!ों के खिलए आरोप वि�रधिचत विकये गये। तथाविप, आदेश विदनांक
19.09.2007 के अनुसार अपीलाथ; को इस आ!ार पर वि�स्फोटक पदाथ8  अधि!विनयम के आरोपों से
उन्मुक्त कर विदया गया विक जैंसा विक अधि!विनयम की !ारा 7 में अपेधिक्षत है अभि=योजन पक्ष द्वारा उसके
वि�रूद्ध अभि=योजन चलाने की कोई मंजूरी नहीं दी गई थी। 

बाद में, जिजला मजिजस्ट्र्र ेट द्वारा मंजूरी दे दी गई थी, परन्तु उस आ!ार पर अभि=योजन पक्ष द्वारा
अधि!विनयम के तहत अपीलाथ; के खि�लाफ आरोप तय करने के आ�ेदन को सेशन न्याया!ीश द्वारा
आदेश विदनांविकत 15.05.2010 द्वारा �ारिरज कर विदया गया । अपीलाथ; ने जिजला मजिजस्ट्र्र ेट द्वारा जारी
की गई नई मंज़ूरी पत्र विदनांविकत 01.06.2010 के साथ !ारा  311 दण्ड प्रविVया संविहता के अंतग8त
आ�ेदन प्रस्तुत विकया। सेशन न्याया!ीश ने उक्त नई मंजूरी को स्�ीकार विकया ए�ं आ�ेदन अंतग8त !ारा
311  दण्ड प्रविVया संविहता को स्�ीकार करते हुए अपीलाथ; के वि�रूद्ध वि�स्फोटक पदाथ8  की !ारा
अधि!विनयम  3,4,5  �  6  के अंतग8त अपरा!ों के तहत वि�चारण विकये जाने हेतु विनदZभिशत विकया। उच्च
न्यायालय द्वारा आदेश की पुविp की गई। 

मौजूदा अपील में, अपीलाथ; ने प्रस्तुत विकया विक !ारा 311 दण्ड प्रविVया संविहता के अंतग8त
आदेश पारिरत कर सेशन न्याया!ीश ने उसे तीन साल की अ�धि! के बाद वि�स्फोटक पदाथ8  अधि!विनयम
के अंतग8त अपरा! के खिलए वि�चारण की अवि]परीक्षा के अ!ीन कर विदया, जिजसके परिरणामस्�रूप न्याय
वि�फल हुआ ह ै।

अपील का विनराकरण करते हुए न्यायालय में अभि=विन!ा8रिरत विकयाः

1.1 अपीलाथ; की दकुान हुए वि�स्फोट में 14 व्यविक्तयों की मृत्य ु हो  गई  थी।  अन्य  कई
व्यविक्त गं=ीर रूप से घाषल हुए थे। घटना की गं=ीरता पर शायद ही वि��ाद विकया जा सकता ह।ै सेशन
न्याया!ीश द्वारा अपीलाथ; के वि�रूद्ध =ारतीय दण्ड सहिंहता के अपरा!ों के आरोप वि�रधिचत विकये गये थे,
क्योंविक उनके प्रथम दृष्ट्या राय में,  अपीलाथ; के वि�रूद्ध उक्त आरोप वि�रधिचत विकये जाने हेतु पया8प्त
सामाग्री थी। तथाविप, जहां तक उक्त अधि!विनयम के अंतग8त अपरा!ों का स�ाल है, अभि=योजन पक्ष की
ओर से लापर�ाही की सीमा तक बहुत अधि!क विनद्पिष्Vयता थी। उन्होंने स्पpीकरण मांगा था लेविकन ऐसा
कोई  स्पpीकरण नहीं  विदया  गया।  यह न्यायालय अभि=योजन पक्ष के  इस दृविpकोण पर  अत्याधि!क
असंतोष  व्यक्त करती  ह।ै  विकसी  को  आश्चय8  हो  सकता  है  विक  क्या  सेशन  न्याया!ीश इच्छानुसार
अभि=योजन की विनद्पिष्Vयता के बार ेमें मुख्य सधिच� को अ�गत कराया गया ह।ै अंततः, सेशन न्याया!ीश
को अभि=यकु्त को उक्त आरोपों  से  उन्मुक्त करना पड़ा  क्योंविक कोई मंजूरी  नहीं  थी।  (कंधिडका  9)
(577-बी-ई)

1.2 तथाविप,  विकसी  =ी  समय  मंजूरी  देने  से  इकंार  नहीं  विकया  गया  था।  विदनांक
01.04.2008 को जिजला मजिजस्ट्र्र ेट द्वारा मंजूरी दे दी गई थी, परन्तु उस आ!ार पर अभि=योजन पक्ष
द्वारा अधि!विनयम के तहत अपीलाथ; के खि�लाफ आरोप तय करने के आ�ेदन को सेशन न्याया!ीश द्वारा
नामंजूर कर विदया गया था। यह न्यायालय प्रथम दृpया संतुp ह ैविक जिजला मजिजस्ट्र्र ेट  द्वारा  जारी  पत्र
विदनांविकत 01.04.2008 ने !ारा 7 के तहत परिरकल्पना के अनुसार अच्छी ए�ं �ेद्य सम्मधित दी थी ए�ं
सेशन न्याया!ीश ने अपने आदेश विदनांक 15.05.2010 द्वारा सम्मधित पत्र को अस्�ीकार करने में गलती
की। मामले की गं=ीरता को दृविpगत र�ते हुए, अभि=योजन द्वारा उस आदेश को चुनोती दी जानी चाविहए
थी हिंकतु उसे चुनौती नहीं दी गई। (कंधिडका 12,12) (577-एफ-एच; 580-बी-सी)
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2.1  इस प्रकरण में अपरा! गं=ीर था और सक्षम प्राधि!कारी द्वारा विकसी =ी स्तर पर मंजूरी
देने से इकंार नहीं विकया गया था  - अपीलाथ; का ऐसंा कोई मामला नहीं है विक मंजूरी विकसी अक्षम
प्राधि!कारी द्वारा दी गई हो - यद्पिcप अपीलाथ; के वि�रूद्ध उक्त अधि!विनयम के अंतग8त तीन साल पश्चात
काय8�ाही शुरू करने की मांग की गई ह ैलेविकन, मामले की तथ्य यह ह ैविक जहां अपीलाथी की दकुान में
वि�स्फोट के कारण 14 विनदAश व्यविक्तयों की जान चली गई और कई लोग गं=ीर रूप से घायल हो गये
थे, और �हां तीन साल की अ�धि! को वि�लंब नहीं कहा जा सकता - न्यायालय का यह =ी कर्त्त8व्य है
विक अपराधि!यों का वि�चारण विकया जाये ए�ं यविद उनके वि�रूद्ध अपरा! साविबत होता ह ैतो उन्हें दोषजिसद्ध
=ी विकया जाये  -  यह नहीं कहा जा सकता है विक तीन �ष8  व्यतीत हो जाने से अभि=यकु्त पर कोई
प्रधितकूल प्र=ा� पड़ा है - प्रकरण का संचालन वि�धि! के अनुसार विकया जायेगा ए�ं अपीलाथ; को स्�यं
को विनदAष साविबत करने हेतु पया8प्त अ�सर विदया जायेगा । इसके अधितरिरक्त पीविड़त के अधि!कार =ी उतने
ही महत्�पूण8 हैं। (कंधिडका 13) (581-सी-एफ)

2.2 यह सत्य है  विक सेशन न्याया!ीश ने अपने आदेश विदनांक  13.09.2007  के द्वारा
अपीलाथ; को उक्त अधि!विनयम की !ारा  3,4,5  �  6  के अपरा! से उन्मुक्त कर विदया था क्योंविक
अभि=योजन स्�ीकृधित नहीं थी। लेविकन अब अभि=योजन में मंजूरी प्राप्त कर ली ह।ै सेशन न्याया!ीश ने
मंजूरी स्�ीकार कर ली है ए�ं विनदZभिशत विकया है विक अपीलाथ; के वि�रूद्ध अधि!विनयम की !ारा 3,4,5 �
6 के अपरा! का वि�चारण प्रार=ं विकया जाये। सेशन न्याया!ीश के आदेश की पुविp उच्च न्यायालय द्वारा
पारिरत आदेश से की जाती है । वि�धि! की दृविp में ए�ं मामले के तथ्यों में, मामले में हस्तके्षप करने का
कोई कारण नहीं है  तथा वि�चारण न्यायालय को विनदZभिशत विकया जाता है  विक अपीलाथ; के वि�रूद्ध
अधि!विनयम की !ारा  3,4,5 � 6 के अंतग8त अधितरिरक्त आरोप वि�रधिचत विकये जाये ए�ं वि�चारण विकया
जाये।  (कंधिडका 14) (581-जी-एच; 582-ए-बी)

न्यायदृpांत गो�ा राज्य वि�रूद्ध बाबू थॉमस (2005) 8 एस.सी.सी. 130ःः 2005
(3) पूरक एस.सी.आर. 712 प्रस्तुत विकया गया। 

न्यायदृpांत प्रस्तुतः
1999(3)एस.सी.आर.818 अनुपयकु्त अभि=विन!ा8रिरत विकया गया कंधिडका 8 
2010(13)एस.सी.आर.1200 अनुपयकु्त अभि=विन!ा8रिरत विकया गया कंधिडका 8,12
1993 सीआर.एल.आर. (राजस्थान) 179 रफेड8 कंधिडका 10,11
2005 (3) पूरक एस.सी.आर. 712 प्रस्तुत विकया गया कंधिडका 13 

अपराधि!क अपीलीय के्षत्राधि!कारः 2012 की अपराधि!क अपील Vमांक 719

एस.बी.आपराधि!क पुनरीक्षण याधिचका Vमांक  853/2010  में जो!पुर राजस्थान के
उच्च न्यायालय के विनण8य और आदेश 24.01.2011 से ।

अपीलाथ; के खिलये धिचन्मय �लेड़कर, अरूणा गुप्ता  
प्रत्यथ; के खिलये प्रशांत =ग�ती (विमखिंलद कुमार के खिलए)



न्यायालय का विनण8य न्यायमूर्तित श्रीमती रजंना प्रकाश देसाई द्वारा पारिरत विकया गया । 
1   अनुमधित प्रदान की गई।  
2  यह अपील, वि�शेष अनुमधित लेकर, राजस्थान उच्च न्यायालय, जो!पुर द्वारा पारिरत विनण8य

और आदेश विदनांक  24.01.2011  के  वि�रूद्ध विनदZभिशत  ह।ै  आके्षविपत  विनण8य  द्वारा,  वि�द्वान  एकल
न्याया!ीश ने दण्ड प्रविVया संविहता 1973 (संके्षप में संविहता) की !ारा 311 के अंतग8त अभि=योजन द्वारा
प्रस्तुत आ�ेदन को स्�ीकार करते हुए ए�ं यह विनदZश देते हुए विक वि�ष्फोटक पदाथ8  अधि!विनयम 1908
की !ारायें 3, 4, 5 � 6 के तहत अपरा!ो के खिलए अपीलकता8 के वि�रूद्ध वि�चारण विकया जाना चाविहए,
अपीलकता8  द्वारा  अधितरक्त सेशन न्याया!ीश  (फ्रास्ट ट्र ेक)  धिचर्त्तौडगढ के  आदेश के  वि�रूद्ध दायर
आपराधि!क पनुरीक्षण याधिचका संख्या 853/2010 को �ारिरज कर विदया।
  

3.  इससे पहले की हम मामले के तथ्यो की ओर मुडे़ यह आ�श्यक है विक वि�स्फोटक पदाथ8
अधि!विनयम, 1908 (संके्षप में, ‘‘उक्त अधि!विनयम‘‘),  की !ारा  7  ध्यान विदया जाए। जैसा विक वि��ाद
उसमें वि�चार की गई मुकदमा चलाने की सहमधित के आस पास घूमता ह।ै जो ह-ै
        !ारा 7: कोई =ी न्यायालय इस अधि!विनयम के वि�रूद्ध विकसी अपरा! के खिलए विकसी  =ी  व्यविक्त
पर कोई मुकदमा केन्द्र सरकार की सहमधित के विबना नहीं चलायेंगी। यहां यह ध्यान देने योग्य है विक
2001 के अधि!विनयम 54 द्वारा !ारा 7 संशोधि!त विकया गया और केन्द्र सरकार के स्थान पर जिजला
मजिजस्ट्र ेट शब्द प्रधितस्थाविपत विकये गए।

4.  अपीलाथ; के अनुसार �ह राजस्थान वि�Vय कर अधि!विनयम 1994 के प्रा�!ानों के अंतग8त
पंजीकृत व्यापारी होने का दा�ा विकया गया। उसके अनुसार �ह केरोजिसन, स्नेहक, पेंट, �ार्निनश, थीनर,
पेट्र ोखिलयम उत्पादो का कारोबार करता है और उसके पास �नन, सडको और अन्य अंधितम उपयोगो के
खिलए वि�स्फोट के उदे्दश्य से उपयोग विकये जाने �ाले सॉल�ेंट, पेट्र ोकेविमकल्स और कच्चे माल के =ण्डारण
का लायसेंस ह।ै अभि=योजन पक्ष का अभि=कथन ह ैविक 02.05.2006 समय लग=ग 6.40 बजे गां!ीनगर
वि�स्तार योजना, धिचर्त्तौडगढ, राजस्थान में द्पिस्थत अपीलकता8 की दकुान में आग लग गई जिजसके कारण
कई बच्चे, मविहलायें ए�ं पुरूष जिंजदा जल गए। आरक्षी केन्द्र धिचर्त्तौडगढ के थाना प्र=ारी को अज्ञात व्यविक्त
द्वारा दरू=ाष पर सूचना प्राप्त होने पर मौके का मुआयना विकया ए�ं तीन व्यविक्तयों के वि�रूद्ध =ारतीय
दण्ड संविहता  की  !ारा   (संके्षप  में,  ‘‘सवंिहता‘‘),   285,  286,  323,  324,  304  ए�ं  कभिथत
अधि!विनयम की !ारा 3, 4, 5 ए�ं 6 के अंतग8त प्रथम सूचना रिरपोट8  दज8 की। अपीलकता8 को अभि=यकु्त
के रूप में सूचीबद्ध विकया गया। अन्�ेषण पूण8  होने के उपरांत वि�द्वान मुख्य न्याधियक मजिजस्ट्र ेट के समक्ष
=ारतीय दण्ड संविहता की !ारा (संके्षप में, ‘‘सवंिहता‘‘),  285, 286, 323, 324, 304 ए�ं कभिथत
अधि!विनयम की !ारा 3, 4, 5 ए�ं 6 के अंतग8त अभि=योग पत्र प्रस्तुत विकया गया। कभिथत अधि!विनयम के
प्रा�!ानों के अंतग8त अपरा!ो के संबं! में समक्ष प्राधि!कारी की सम्मधित नहीं ली गई।

5.  सत्र न्यायालय के समक्ष मामले को सुपुद8  करने के पश्चात मामला 2006 के सत्र प्रकरण
Vमांक 53 के रूप मे दज8  विकया गया था। विदनांक 07.08.2008 को आरोप पर बहस सुनने के पश्चात
सत्र न्यायालय ने न्यायविहत में अभि=योजन पक्ष को ज�ाब प्रस्तुत करने के अला�ा, उक्त अधि!विनयम की
!ारा  7 के तहत आज्ञापक अनमुधित क्यो नहीं ली गई और इस संबं! में सही काननूी द्पिस्थधित क्या है
बताने के विनदZश विदए। उसने प्राथ8ना की यह मामला विदनांक 22.08.2007 को सनु�ाई के खिलए विनयत
विकया गया था। यद्यविप अ�सर प्रदान विकया गया था अधितरिरक्त लोक अभि=योजक द्वारा न तो ज�ाब दायर
विकया गया और न ही कोई खिलखि�त तक8  प्रस्तुत विकए। उन्होने प्राथ8ना की उन्हें ज�ाब प्रस्तुत करने के
खिलए एक और अ�सर प्रदान विकया जाए। न्यायविहत में वि�द्वान सत्र न्याया!ीश द्वारा मामला मुलतबी विकया
गया। विदनांक  10.09.2007  को अधितरिरक्त लोक अभि=योजक द्वारा एक आ�ेदन पत्र इस आशय का
प्रस्तुत विकया गया विक उसके द्वारा पुखिलस अ!ीक्षक के माध्यम से थाना प्र=ारी को एक पत्र खिल�ा था
विकन्तु उसका कोई ज�ाब प्राप्त नहीं हुआ। इसखिलए मामला 12.09.2007 को सुन�ाई पर विनयत विकया



गया। विदनांक 12.09.2007 को =ी मंजूरी प्रस्तुत नहीं की गई। उ=यपक्ष के तक8  श्र�ण विकए गए ए�ं
विदनांक  13.09.2007  को वि�द्वान सेशन न्याया!ीश द्वारा कभिथत अधि!विनयम के अंतग8त अपरा!ों से
अपीलकता8 को उन्मोधिचत विकया गया। कभिथत अपरा!ों से अपीलकता8 को उन्मोधिचत विकये जाते समय
वि�द्वान सेशन न्याया!ीश ने यह नोट विकया विक सुन�ाई को बार बार द्पिस्थविगत विकये जाने के बा�जूद
अधितरिरक्त लोक अभि=योजक मंजूरी प्रस्तुत करने में  तथा सही वि�धि!क द्पिस्थधित बताने में  असफल रहे
उन्होंने जिजला न्याया!ीश से स्पpीकरण चाहा यह प्रश्न विक क्या =वि�ष्य में कोई मंजूरी पेश की जाती है
तो अपीलकता8 पर उक्त अधि!विनयम के तहत अपरा!ों के खिलए मुकदमा चलाया जा सकता है, यह स�ाल
उनके  द्वारा  �लुा  र�ा  गया  था।  उन्होंने  जिजला  दण्डाधि!कारी  धिचर्त्तौडगढ से  स्पpीकरण मांगा  की
वि�नाशकारी आग की घटना में  14 लोगों की मृत्यु ए�ं बडी संख्या में व्यविक्तयों के आग से झुलसने के
बा�जूद मंजूरी क्यों नहीं दी गई। वि�द्वान सेशन न्याया!ीश द्वारा इस बात की =ी स्पpीकरण मांगा गया
विक मखु्य सधिच�,  राजस्थान राज्य को इस द�ुद द्पिस्थधित के संबं! में  क्यों सधूिचत नहीं विकया जाना
चाविहए जिजसके कारण �ह कभिथत अधि!विनयम के अंतग8त अपरा!ों के अपीलकता8 को उन्मोधिचत करने हेतु
वि��श था। हालांविक वि�द्वान सेशन न्याया!ीश ने कहा विक उनका प्रथम दृpया वि�चार था विक अपीलकता8
ने ज्�लनशील पदाथA के =ण्डारण और वि�पणन के अपने व्य�साय का संचालन करते समय पया8प्त
सा�!ानी  नहीं  बरती  थी।  उन्होंने  यह =ी  कहा  विक प्रथम दृpयां  यह स्पp है  विक अपीलकता8  की
लापर�ाही के कारण उसकी दकुान में आग लगने से 14 व्यविक्तयों की मृत्यु ए�ं कई व्यविक्तयों को क्षधित
कारिरत हुई। इसखिलए उन्होंने विनदZश विदया विक अपीलकता8  के वि�रूद्ध =ारतीय दण्ड संविहता की !ारा
285, 286 और 304 के अंतग8त अपरा!ों के खिलए आरोप अगली सुन�ाई धितभिथ को वि�रधिचत विकए जाए।
यह ध्यान देने योग्य है विक अपीलकता8 ने राजस्थान उच्च न्यायालय के एकल पीठ के समक्ष विदनांक
13.09.2007 को आदेश को चनुौती दी। उक्त याधिचका �ारिरज की गई।

6.   विदनांक 03.04.2008 को आरक्षी केन्द्र कोत�ाली के थाना प्र=ारी ने अधितरिरक्त पुखिलस
अभि=योजक के माध्यम से एक आ�ेदन पत्र मय जिजला दण्डाधि!कारी धिचर्त्तौडगढ द्वारा 01.04.2008 को
जारी विकये गए मंजूरी पत्र के प्रस्तुत विकया। विदनांक 15.05.2010 को वि�द्वान सत्र न्याया!ीश ने आ�ेदन
इस आ!ार पर विनरस्त कर विदया विक अपीलकता8 को अभि=योजिजत करने की मंजूरी उक्त अधि!विनयम !ारा
3,4,5 ए�ं 6 के अंतग8त जिजला दण्डाधि!कारी द्वारा प्रदान की गई है विकन्तु !ारा 7 के अंतग8त नहीं की
गई ह।ै मंजूरी आदेश की प्रधितखिलविप अपील ज्ञापन के साथ प्रदश8 पी-06 के रूप में संल] ह।ै
     

‘‘मामले के अन्�ेषण से ऐसा �लुासा हुआ ह ैविक आरोपी ने लापर�ाही बरतते हुए लायसेंस
के विनयमों का उलं्लघन करते हुए रिरहाईशी इलाके में द्पिस्थत अपनी दकुान  में  अत्यधि!क  ज्�लनशील
पदाथ8 सॉल�ेंट यह जानते हुए र�ा था विक इससे मान� जी�न ए�ं संपखिर्त्त को गं=ीर क्षधित विकसी =ी
समय हो सकती ह ैविकन्तु इसके बा�जूद =ी उसने ऐसा कृत्य विकया जिजसके कारण वि�स्फोट
हुआ और घटना घटी ए�ं मान� जी�न तथा संपखिर्त्त को क्षधित हुई।
     

अतः अभि=यकु्त दीपक �ींची आत्मज श्री मदनलाल �ींची,  विन�ासी-गां!ीनगर धिचर्त्तौडगढ के
वि�रूद्ध वि�स्फोट पदाथ8 अधि!विनयम 1908 की !ारा 3,4,5 � 6 के अंतग8त प्रथम दृpयां मामला साविबत
होना दर्शिशत होता है जिजसके कारण वि�स्फोट पदाथ8  अधि!विनयम 1908  की !ारा  7  के अंतग8त सक्षम
न्यायालय के समक्ष अभि=योग पत्र दायर करने के खिलए अभि=योजन को मंजूरी दी जाती ह।ै‘‘

      यह आश्चय8जनक है विक इस प्रकार के गं=ीर मामले अभि=योजन ने वि�द्वान सत्र न्याया!ीश द्वारा
विदनांक 15.05.2010 को पारिरत आदेश को चुनौती नहीं दी गई।
 

7.     अभि=योजन पक्ष ने विफर से जिजला दण्डाधि!कारी धिचर्त्तौडगढ के द्वारा जारी मंजूरी पत्र
विदनांक 01.06.2010 के साथ !ारा 311 दप्रसं का आ�ेदन पत्र प्रस्तुत विकया। जैसा विक ऊपर �र्शिणत
है उक्त आ�ेदन पत्र वि�द्वान सेशन न्याया!ीश द्वारा विदनांक  16.11.2010  को स्�ीकार विकया गया।



राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारिरत आदेश के द्वारा वि�द्वान सत्र न्याया!ीश द्वारा पारिरत आदेश की पुविp
की गई। अतः यह अपील प्रस्तुत की गई ह।ै 

8.    हमने पक्षकारों के वि�द्वान अधि!�क्ताओ ंको कुछ हद तक सुना। अपीलकता8 के अधि!�क्ता
द्वारा कहा गया विक अ!ीनस्थ न्यायालयों ने अभि=योजन पक्ष द्वारा आ�ेदन को तीन �षA के वि�लंब पश्चात
दायर करने की अनुमधित देकर गलती की। उन्होंने कहा विक अभि=योजन पक्ष सक्षम प्राधि!कारी से मंजूरी
प्राप्त करने के खिलए बार बार प्रयास नहीं कर सकता। उन्होंने कहा विक संविहता की !ारा 311 के अंतग8त
आदेश पारिरत करके वि�चारण न्यायालय ने अपीलकता8  को उक्त अधि!विनयम के अतंग8त अपरा!ों के
वि�चारण के खिलए तीन साल की अ�धि! के बाद मामले की अवि]परीक्षा के अ!ीन कर विदया। उन्होंने कहा
विक चंूविक अभि=योजन पक्ष ने मंजूरी प्राप्त करने में जानबझूकर वि�लंब विकया है,  अब इस कमी को पूरा
करने की अनुमधित नहीं दी जा सकती। इस तरह के कदम से न्यायालय की प्रविVया का दरुूपयोग होगा।
अपनी दलीलों के समथ8न में अधि!�क्ता ने न्यायदृpांत राजेन्द्र प्रसाद वि�. नाकAविटक्स सेल्स ए�ं विहमाचल
प्रदेश राज्य वि�. विनशांत सरीन प्रस्तुत की ह।ै 

9.   अपीलकता8 की दकुान में हुए वि�स्फोट से 14 व्यविक्तयों की मृत्यु हुई। कई लोग गं=ीर
रूप से घायल हो गए। घटना की गं=ीरता पर शायद ही कोई वि��ाद विकया जा सकता ह।ै वि�द्वान सेशन
न्याया!ीश ने अपीलकता8 के वि�रूद्ध =ारतीय दण्ड संविहता के अंतग8त अपरा! के खिलए आरोप वि�रधिचत
विकए क्योंविक उनके मत में प्रथम दृpया अपीलकता8 को उक्त आरोप लगाने हेतु पया8प्त सामग्री मौजूद ह।ै
यह द=ुा8ग्यपूण8  है विक जहां तक उक्त अधि!विनयम के अंतग8त का संब!ं ह।ै अभि=योजन पक्ष की ओर से
अभि=योजन पक्ष की ओर से इतनी अधि!क विनद्पिष्Vयता होनी चाविहए जो सं�ेदनहीनता के हद तक हो।
वि�द्वान सेशन न्याया!ीश ने अपने आदेश में अभि=योजन पक्ष के आचरण के बारे मे विनराशा व्यक्त की ह।ै
उन्होंने स्पpीकरण मांगा था लेविकन स्पpीकरण आता हुआ नहीं विद� रहा ह।ै हम अभि=योजन पक्ष के इस
दृविpकोण  के  प्रधित  अध्ययनता  को  अप्रसन्नता  व्यक्त करते  ह।ै  हमे  आश्चय8  है  विक  क्या  वि�द्वान  सत्र
न्याया!ीश की इच्छानुसार अभि=योजन की विनद्पिष्Vयता के बारे में मुख्य सधिच� को अ�गत कराया गया
था। अन्ततः वि�द्वान सत्र न्याया!ीश को अपीलकता8 को उक्त अरोपों से मुक्त करना पडा था क्योंविक
मंजूरी नहीं विमला थी। 

10. जैसा  विक यहां  बातया  गया है  विक विदनांक  01.04.2008  को जिजला दण्डाधि!कारी,
धिचर्त्तौडगढ के द्वारा मंजूरी दी गई थी विकन्तु अभि=योजन द्वारा उक्त अधि!विनयम के अंतग8त अपीलाथ; के
वि�रूद्ध आरोप वि�रधिचत करने के खिलए प्रस्तुत आ�ेदन वि�द्वान सत्र न्याया!ीश द्वारा विनरस्त कर विदया गया
था।  हम  प्रथम  दृpया  संतुp  है  विक  जिजला  दण्डाधि!कारी  धिचर्त्तौडगढ  द्वारा  जारी  पत्र  विदनांविकत
01.04.2008 अच्छी और �ै! सम्मधित है जैसा अधि!विनयम की !ारा 7 के अंतग8त इस अधि!विनयम के
अ!ीन अपरा!ों के संबं! में अपीलकता8 के वि�चारण हेतु आ�श्यक है और वि�द्वान सेशन न्याया!ीश ने
अपने आदेश विदनांक 15.05.2010 के द्वारा मंजूरी पत्र को विनरस्त कर गलती की। अभि=योजन पक्ष के
खिलए  उधिचत  कदम उस आदेश को  चुनौती  देना  और उच्च न्यायालय द्वारा  इसे  रद्द  कर�ाना  था।
अभि=योजन पक्ष के खिलए उधिचत अनुVम यह था विक उस आदेश को चुनौती  दी जाए ए�ं उच्च न्यायालय
द्वारा इसे अपास्त कर विदया जाए, उस पाठयVम को अपनाने के बचाए, धिचर्त्तौड़गढ़ के जिजला मजिजस्ट्र ेट
द्वारा विदनॉक 1/6/2008 को एक नई मंजूरी जारी की गई। अभि=योजन पक्ष द्वारा आ�ेदन अन्तग8त
सवंिहता की !ारा 311  प्रस्तुत विकया गया, यह प्राथ8ना की गई विक मंजूरी जारी की जाए जिजला मजिजस्ट्र ेट
द्वारा उक्त अधि!विनयम की !ारा 7 के तहत जारी की गई मंजुरी को अभि=ले� पर खिलया और अपीलाथ;
पर विनम्नखिलखि�त अपरा!ों के खिलए मकुदमा चलाया जाता है - उक्त अधि!विनयम की !ारा 3,4,5 और
6। वि�द्वान सत्र न्याया!ीश ने उक्त आ�ेदन को मंजूर करते हुए , रामजानी और अन्य वि�रुद!् राजस्थान
राज्य के मामलों में  राजस्थान उच्च न्यायालय,  जयपुर पीठ के फैसले पर =रोसा विकया।जिजसमें  यह
अभि=विन!ा8विनत विकया गया था विक जहा उक्त अधि!विनयम की !ारा 7 के तहत मंजुरी प्राप्त नहीं की गई है,
अभि=योजन को रदद करना होगा,  लेविकन अभि=योजन पक्ष  से मंजुरी प्राप्त करने के बाद नये जिसरे से



अभि=योजन शुरु करने के खिलए सक्षम प्राधि!कारी की मंजुरी अभि=प्राप्त करने के पश्चात �लुा होगा । उच्च
न्यायालय ने इस आदेश को बरकरार र�ा।

11. वि�द्वान �कील की दलीलो से विनपटने से पहले हम उन विनण8यों का उले्ल� करेंगे जिजन पर
विन=8रता है  अपीलाथ;  के खिलए वि�द्वान �कील ने  =रोसा जताया है  ।  राजेन्द्र प्रसाद मामले में  इस
न्यायालय ने समझाया विक कब कोई न्यायालय ग�ाहों को �ापस बुलाने या विफर से बुलाने की अपनी
शविक्त का प्रयोग कर सकती ह।ै अपीलाथ; के �कील द्वारा उठाये गये इस तक8  को �ारिरज करते हुए की
सवंिहता की !ारा  311  के तहत शविक्त का प्रयोग �ाविमयो को =रने के खिलए विकया जा रहा है  इस
न्यायालय ने कहा विक अभि=योजन में कमी को अंतर्निनविहत कमजोरी या भिछपी हुई बा!ा के रूप में समझा
जाना चाविहए या अभि=योजन मामले के मैविट्रक्स इसका ला= आम तौर पर मकुदमे में  अभि=यकु्त को
विमलना चाविहए , लेविकन अभि=योजन के प्रबं!न में लापर�ाही को अपूरणीय कमी नहीं माना जा सकता ह।ै
इस न्यायालय ने स्पp विकया विक मुकदमे में विकसी =ी पक्ष को तु्रविटयों को सु!ारने से रोका नहीं जा
सकता है और यविद उधिचत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं विकया गया था या एक प्रासंविगक सामग्री थी विकसी =ी
असा�!ानी के कारण रिरकॉड8  पर नहीं लाया गया,  न्यायालय को ऐसा करना चाविहए इस तरह की
गलधितयों को सु!ारने की अनुमधित देने के खिलए उदार बनें। इस न्यायालय ने कहा विक आखि�रकार,
आपराधि!क न्यायालय का काय8 आपराधि!क न्याय का प्रशासन ह ैन विक पक्षकारों द्वारा की गई तु्रविटयों को
विगनना या यह पता लगाने और घोविषत करने के खिलए विक इनमें से विकस पक्षकार द्वारा बेहतर प्रदश8न
विकया गया।
 हमारे वि�चार में,  अपीलाथ; इस विनण8य से कोई =ी समथ8न प्राप्त नही कर सकता क्योंविक यह
पूरी तरह से अलग तथ्य परिरदृश्य से उत्पन्न हआ ह।ै यविद हमार ेद्वारा उद्धतृ इस न्यायालय की  इन स=ी
विटप्पभिणयों से अभि=योजन पक्ष को मदद विमलेगी न विक अपीलाथ; को। उस मामले में मंजूरी का कोई
स�ाल ही नहीं था। अभि=योजन पक्ष और बचा� पक्ष ने अपने साक्ष्य को बंद कर विदया था और उसके
बाद अभि=योजन पक्ष के  कहने  पर,  दो  जिजन ग�ाहों  से  पहले  ही  पूछताछ की जा  चुकी  थी,  उन्हें
अभि=योजन के खिलए कुछ दस्ता�ेजों को साविबत करने के उदे्दश्यों के खिलए तलब विकया गया था। इन
परिरद्पिस्थधितयों में,  स�ाल यह उठा विक क्या संविहता की !ारा  311 के तहत आ�ेदन देकर अभि=योजन
चलाया जा सकेगा,  अभि=योजन कमी को पूरा करने की कोभिशश कर रहा था। हमारी राय में,  राजेंद्र
प्रसाद का �त8मान मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं ह।ै हम इस पर कोई राय व्यक्त नहीं चाहते विक क्या इस
मामले में अभि=योजन पक्ष द्वारा संविहता की !ारा 311 के तहत आ�ेदन सही विकया गया था । हम पाते हैं
विक, �ास्त� में अभि=योजन पक्ष द्वारा दायर आ�ेदन रिरकाड8 पर जिजला मजिजस्ट्र ेट की सहमधित/मंजूरी देने
के खिलए था,  न्यायालय से उक््त अधि!विनयम के तहत दडंनीय अपरा!ों के खिलए अपीलाथ; के वि�रुद्ध
मकुदमा शुरू करने का अनुरो!  करने के खिलए था । वि�द्वान सत्र न्याया!ीश ने उक्त आ�ेदन को मंजूरी दे
दी।
12.  विनशांत सरीन मामले में प्रत्यथ; को भिशकायतकता8 से रिरश्वत लेते हुए रगें हाथ पकड़ा गया था ।
प्रत्यथ;  पर मुकदमा चलाने के खिलए मंजूरी सतक8 ता वि�=ाग द्वारा भ्रpाचार विन�ारण अधि!विनयम, 1988
की !ारा  19 के तहत  मंजुरी मांगी की गई थी । प्र!ान सधिच�  (स्�ास्थ्य)  को प्रत्यथ; पर मुकदमा
चलाने की मंजुरी देने में  कोई औधिचत्य नही विमला। मंजुरी देने से इकंार कर विदया गया इसके बाद
सतक8 ता वि�=ाग ने इस मामले को मंजूरी के खिलए प्र!ान सधिच� (स्�ास्थ्य) के समक्ष विफर से उठाया ।
इस मामले पर विफर से वि�चार विकया गया। हालांविक आगे के वि�चार के खिलए कोई नई सामग्री उपलब्!
नही  थी,  सक्षम प्राधि!कारी  ने  प्रत्यथ; पर मुकदमा  चलाने  की मंजूरी  दी।  इन परिरद्पिस्थधितयों  में  इस
न्यायालय ने कहा विक विकसी लोक से�क पर समीक्षा के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी के�ल त=ी दी
जा सकती ह ैजब जॉच एजेंसी ने  पहले के आदेश के बाद नई सामग्री एकत्र की गई हो।

अनु�ादक ःः- सुश्री संगीता कोरकु


